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वित्त मंत्रालय 


( वित्तीय सेवाएं विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 3 नवम्बर , 2016 


सा . का . नि . 1043 ( अ ). – केन्द्रीय सरकार , बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम , 1993 (1993 का 
51) की धारा 36 की उप -धारा (1) और ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्द्वारा , ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया ) 
नियमावली, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया ) (संशोधन) नियम , 2016 


tic 


( 2 ) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया ) नियम , 1994 में (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया 
है ), पीठासीन अधिकारी शब्द सम्पूर्ण नियमों में जहां कहीं भी हो उसके स्थान पर अध्यक्ष शब्द रखे जाएंगे । 
3. मूल नियमों में , नियम 2 में खंड ( छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा : 


( छ ) अध्यक्ष से अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है और जिसमें किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य 
अधिकरण का तथा अधिनियम की धारा 8 की उप - धारा ( 1) के अधीन अपीलीय अधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए केन्द्रीय सरकार 
द्वारा प्राधिकृत अध्यक्ष सम्मिलित है। 


____ मूल नियमों में , नियम 6क में , उप -नियम ( 2 ) में , शब्दों ‘ साठ दिनों के स्थान पर शब्द तीस दिनों रखे जाएंगे । 


मूल नियमों में , विनियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे : 


_ " 9. देय ऋण की जमा की राशि - जहां पर अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट अपील एक व्यक्ति के द्वारा की गई है, ऐसी अपील 
पर अपीलीय अधिकरण द्वारा जब तक सुनवाई नहीं की जाएगी जब तक वह व्यक्ति अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिकरण द्वारा उस 
पर निर्धारित देय ऋण की राशि का पचास प्रतिशत अपीलीय अधिकरण को जमा नहीं करा देता है। 


5171 GI/2016 
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परन्तु यह कि अपीलीय अधिकरण , लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए , ऐसे व्यक्ति द्वारा जमा की जाने वाली राशि 
को कम कर सकता है जो कि ऐसे देय ऋण की राशि के 25 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए । " 


[ फा . सं . 03/10/ 2016-डीआरटी ] 

आनंदराव वि . पाटील , संयुक्त सचिव 
टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र , भाग -II , खण्ड 3, उप - खंड (i) सा . का . नि . संख्यांक 815 ( अ ), तारीख 16 नवम्बर , 1994 द्वारा 

प्रकाशित किए गए थे और उनकी अधिसूचना संख्या सा . का . नि . 119( अ), तारीख 20 फरवरी , 2013 द्वारा अंतिम संशोधन किया 
गया था । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Financial Services) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd November, 2016 
G . S . R. 1043( E). — In exercise of powers conferred by sub -sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 36 of the Recovery of 
Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the CentralGovernment hereby makes following 
rules further to amend the Debts Recovery Appellate Tribunal (Procedure ) Rules, 1994 , namely : 
1. Short title and commencement. – ( 1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal (Procedure ) 
(Amendment) Rules, 2016 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Debts Recovery Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1994 (hereinafter referred to as the principal rules ), 
throughout the rules , for the words “ Presiding Officer” , wherever they occur, the word “ Chairperson ” shall be 
substituted . 
3 . In the principal rules, in rule 2, for clause ( 8), the following clause shall be substituted , namely : 

( g ) “ Chairperson ” means Chairperson of an Appellate Tribunal and includes Chairperson of any other 
Appellate Tribunal established under any other law and authorised by the Central Government to discharge the 

functions of Chairperson of the Appellate Tribunal under sub -section ( 1) of section 8 of the Act. . 
4 . In the principal rules, in rule 6A , in sub -rule (2 ), for the words “ sixty days” , the words “ thirty days ” shall be 
substituted . 
5 . In the principal rules, for rule 9 , the following rule shall be substituted , namely : 
“ 9 . Deposit of amount of debt due . – Where an appeal is preferred by a person referred to in section 21 of the Act, such 
appeal shall not be entertained by the Appellate Tribunal unless such person has deposited with the Appellate Tribunal 
fifty per cent. of the amount of debt so due from him as determined by the Tribunal under section 19 of the Act: 

Provided that the Appellate Tribunal may, for reasons to be recorded in writing, reduce the amount to be 
deposited by such amount which shall not be less than twenty five per cent. of the amount of such debt so due.” . 

[ F. No. 3 / 10 /2016- DRT ] 

ANANDRAO V . PATIL, Jt. Secy. 
Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part- II , Section 3, Sub -section (i) vide number 

G .S .R . 815 ( E ), dated the 16th November, 1994 and lastly amended vide notification number G . S . R . 119 ( E ) dated 
the 20th February , 2013. 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2016 


सा . का .नि . 1044( अ ). –बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम , 1993 ( 1993 का 51 ) की धारा 15 
की उप -धारा 3 के साथ पठित धारा 36 की उपधारा ( 2) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा , 
ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी की अक्षमता एवं दुर्व्यवहार की जांच के लिए प्रक्रिया ) नियम , 2010 का और संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1 . संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण ( पीठासीन अधिकारी की अक्षमता एवं 
दुर्व्यवहार की जांच के लिए प्रक्रिया ) ( संशोधन ) नियम , 2016 है । 
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( 2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 
2. ऋण वसूली अधिकरण ( पीठासीन अधिकारी की अक्षमता एवं दुर्व्यवहार की जांच के लिए प्रक्रिया ) नियम , 2010 में नियम 4 के 
पश्चात , निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 

4क . पीठासीन अधिकारी की अक्षमता एवं दुर्व्यवहार के विरुद्ध जांच - ( 1 ) अधिकरण के किसी पीठासीन अधिकारी के 
कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन पर या अन्यथा , अधिनियम की धारा 17( क) की उपधारा ( 1 ) के तहत अधिकरणों पर नियंत्रण एवं अधीक्षण की 
सामान्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यदि अध्यक्ष यह मानता है कि ऐसे पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध पीठासीन अधिकारी के रूप में 
उसके कार्यनिष्पादन संबंधित अक्षमता एवं दुर्व्यवहार के लिए एक जांच प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है, तो वह ऐसे पीठासीन 
अधिकारी के विरुद्ध लिखित में दर्ज किए गए कारणों के लिए, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कार्रवाई करने की संस्तुति हेतु एक प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करेगा । 
( 2 ) यदि केन्द्रीय सरकार यह मानती है कि अध्यक्ष के प्रतिवेदन के आधार पर एक जांच कराए जाने के उचित आधार हैं तो तदनुसार 
नियम 5 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। " 

[ फा . सं . 03/ 10/ 2016 -डीआरटी ] 

आनंदराव वि . पाटील , संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल नियम , भारत के राजपत्र , भाग - II , खण्ड 3, उप - खंड (i) में उनकी संख्या सा . का . नि . 595 ( अ ), 07 जुलाई , 2010 को 

प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा . का .नि .118( अ), 21 फरवरी , 2013 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया । 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd November , 2016 
G .S . R . 1044 ( E ). — In exercise of powers conferred by clause (b ) of sub -section ( 2) of section 36 read with sub 
section 3 of section 15 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the 
Central Government hereby makes following rules further to amend the Debts Recovery Tribunal ( Procedure for 
Investigation of Misbehaviour or Incapacity of Presiding Officer) Rules , 2010 , namely : 
1. Short title and commencement. - ( 1) These rules shall be called the Debts Recovery Tribunal ( Procedure for 
Investigation of Misbehaviour or Incapacity of Presiding Officer ) (Amendment) Rules, 2016 . 
(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette. 
2. In the Debts Recovery Tribunal ( Procedure for Investigation of Misbehaviour or Incapacity of Presiding Officer ) 
Rules, 2010, after rule 4, the following rule shall be inserted , namely: 

" 4A . Enquiry against Presiding Officer for Misbehaviour or Incapacity. - (1 ) On assessment of performance of 
any Presiding Officer of the Tribunal or otherwise , in exercise of general power of superintendence and control 
over the Tribunals under sub -section ( 1) of section 17A of the Act, if the Chairperson is of the opinion that an 
inquiry is required to be initiated against such Presiding Officer for misbehaviour or incapacity on his 
performance as a Presiding Officer, he shall submit a report to Central Government recommending action 

against such Presiding Officer, for reasons to be recorded in writing . 
(2 ) If the Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry based on the 
report of Chairperson , it shall proceed in accordance with the procedure laid down in rule 5.” . 

[ F. No. 3/10/ 2016 - DRT ] 

ANANDRAO V. PATIL, Jt. Secy. 
Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Part -II, Section 3 , Sub - section (i) vide number G .S . R . 

595 ( E ), dated the 7th July , 2010 and last amended vide notification number G .S .R . 118 ( E ) , dated the 
21st February , 2013. 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 3 नवम्बर , 2016 


सा . का .नि . 1045 ( अ). बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम , 1993 ( 1993 का 51 ) की धारा 36 
की उप - धारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा , ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण ( वित्तीय 
एवं प्रशासनिक शक्ति )नियम , 1997 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ . -( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्ति ) 
( संशोधन ) नियम , 2016 है। 
( 2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 
2. ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्ति ) नियम , 1997 में , शब्द ‘पीठासीन अधिकारी नियमों में जहां 
कहीं भी आता हो , शब्द अध्यक्ष के द्वारा प्रतिस्थापित होगा । 

[ फा . सं. 03/ 10/ 2016-डीआरटी ] 

आनंदराव वि . पाटील , संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल नियम , भारत के राजपत्र , भाग - II , खण्ड - 3, उप -खंड (i) संख्या सा . का . नि . 338( अ ), 24 जून , 1997 को प्रकाशित किए 

गए थे। 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd November, 2016 
G . S . R . 1045 ( E ). — In exercise of powers conferred by sub -sections ( 1) and ( 2) of section 36 of the Recovery of 
Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993 ), the Central Government hereby makes following 
rules to amend the Debts Recovery Appellate Tribunal ( Financial and Administrative Power) Rules, 1997 , namely : 
1 . Short title and commencement. - ( 1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal (Financial and 
Administrative Power ) (Amendment) Rules , 2016 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Debts Recovery Appellate Tribunal (Financial and Administrative Power) Rules, 1997 , throughout the rules, for 
the words “ Presiding Officer ” , wherever they occur , the word “ Chairperson ” shall be substituted . 

[ E. No. 3 /10 / 2016 - DRT ] 

ANANDRAO V . PATIL, Jt. Secy. 
Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Part II , Section 3, Sub - section (i) vide number 
G. S. R. 338( E), dated the 24th June, 1997 . 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 3 नवम्बर , 2016 
सा . का .नि . 1046( अ). — वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम , 2002 
( 2002 का 54) की धारा 13 की उप धारा ( 4 ), उप धारा ( 10 ) और उप धारा ( 12) के साथ पठित धारा 38 की उप धारा ( 1) तथा धारा 
38 की उप धारा ( 2) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, प्रतिभूति हित ( प्रवर्तन ) नियम , 2002 में और 
संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्: 
1. संक्षिप्त नाम और आरंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति हित ( प्रर्वतन ) ( संशोधन) नियम , 2002 है। 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. प्रतिभूति हित (प्रवर्तन )नियम , 2002 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है ) के नियम 3 में , 
(i) उप नियम (1) में , “ परिदान ” शब्द के पश्चात् “ जन परिदान सहित” शब्द अंत : स्थापित किए जाएंगे; 
(ii ) उप नियम ( 4) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 

( 5) प्रतिभूत आस्तियों के मोचन हेतु उधारकर्ता के लिए उपलब्ध समय के संबंध में मांग नोटिस उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम 
की धारा 13 की उप धारा ( 8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट कर सकता है "। 
3. मूल नियम के नियम 3क में , 
(j) खंड ( ख ) में , " सात दिन ” शब्दों के स्थान पर “ पंद्रह दिन ” शब्द रखे जाएंगे; 
(ii) खंड ( ग) में , “ एक सप्ताह " शब्दों के स्थान पर “पंद्रह दिन ” शब्द रखे जाएंगे। 
4. मूल नियम के नियम 4 में , उप नियम ( 2 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत : स्थापित किए जाएंगे , अर्थात् : 
“( 2क ) उधारकर्ता को परिशिष्ट-I, में उल्लिखित पंचनामा और परिशिष्ट - II में तैयार की गयी सूची संलग्न करते हुए नोटिस के द्वारा 
सूचना दी जाएगी । 
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"( 2ख ) इन नियमों के अंतर्गत सभी नोटिस नियम 3 में निर्दिष्ट पद्धतियों के अलावा , सेवा की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के जरिए उधारकर्ता को 
दिया जा सकता है "। 
5 . मूल नियम के नियम 6 में , 
(i) उप नियम ( 1) में , खंड ( ग ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
“( ग ) ई-नीलामी पद्धति सहित , लोक नीलामी आयोजित करना ; या "; 
(ii) उप नियम ( 2) में , परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" परंतु यह कि उप नियम ( 1) के अंतर्गत निर्धारित किसी पद्धति के द्वारा चल संपत्ति का विक्रय न होने पर उक्त विक्री को पुन : किया जाना 
अपेक्षित है, प्राधिकृत अधिकारी बाद में की जाने वाली किसी विक्री के लिए उधारकर्ता को कम से कम पंद्रह दिन पूर्व नोटिस देगा , नोटिस 
को चिपकाएगा और इसे प्रकाशित करेगा "; 
( iii ) उप नियम ( 3) में “ पक्षकारों के बीच लिखित में " शब्दों के स्थान पर “ प्रतिभूत उधारदाताओं और प्रस्तावित क्रेता के बीच" शब्दों को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा। 
6. मूल नियमों के नियम 8 में , 
(i) उप नियम ( 2) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत :स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : 
“( 2क ) सभी नोटिस नियम 8 के उप नियम (1 ) और उप नियम ( 2) के अंतर्गत निर्दिष्ट पद्धतियों के अलावा , सेवा की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के 
जरिए उधारकर्ता को दिये जा सकते हैं । 
( ii ) उप नियम ( 5) में , खंड ( ग ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
“( ग ) ई-नीलामी पद्धति सहित लोक नीलामी आयोजित करके ; या "; 
(iii ) उप नियम ( 8 ) में , “पक्षकारों के बीच लिखित में " शब्दों के स्थान पर “प्रतिभूत उधारदाताओं और प्रस्तावित क्रेता के बीच लिखित में " 
शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 
7. मूल नियमों के नियम 9 में , 
(i) उप नियम ( 1) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : 
( 1) इन नियमों के अंतर्गत पहली बार अचल संपत्ति की बिक्री नियम 8 के उप नियम ( 6) के परंतुक में उल्लेख किए गए अनुसार समाचार 
पत्र में विक्रय हेतु प्रकाशित लोक नोटिस अथवा उधारकर्ता को विक्रय नोटिस दिए जाने के 30 दिन की समाप्ति से पूर्व नहीं होगी : 
“ परंतु यह कि नियम 8 के उप नियम ( 5 ) के द्वारा निर्धारित किसी पद्धति के द्वारा अचल संपत्ति का विक्रय न होने पर उक्त बिक्री को पुन : 
किया जाना अपेक्षित है, प्राधिकृत अधिकारी बाद में की जाने वाली किसी बिक्री के लिए उधारकर्ता को कम से कम पंद्रह दिन पूर्व नोटिस 
देगा, नोटिस को चिपकाएगा और इसे प्रकाशित करेगा "; 
(ii) उप नियम ( 2) के परंतुक में “नियम 9" शब्द और अंक के स्थान पर "नियम 8 " शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे; 
(ii) उप नियम ( 3 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : 
“( 3) अचल संपत्ति की प्रत्येक बिक्री पर , क्रेता तत्काल अर्थात् उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस तक , जैसा भी मामला हो , विक्रय मूल्य की 
राशि का 25 % , जिसमें जमा की गई अग्रिम राशि , यादि कोई हो , भी शामिल है , को विक्रय करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा 
करेगा और ऐसा नहीं करने पर उक्त संपत्ति की बिक्री पुन : की जाएगी " ; 
(iv) उप नियम ( 4 ) में “ पक्षकारों के बीच लिखित में हुए समझौते के अनुसार " शब्दों के स्थान पर "क्रेता और प्रतिभूत उधारदाता के बीच 
लिखित में हुए समझौते के अनुसार , किसी भी मामले में अधिकतम तीन माह की अवधि के भीतर " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 
(v) उप नियम ( 5) में “ जमा राशि समपहृत की जाएगी ” शब्दों के पश्चात् “ प्रतिभूत उधारदाता के लिए" शब्द अंत : स्थापित किए जाएंगे । 
8. मूल नियमों में , नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत : स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: 
"13क . पट्टेदार या किरायेदार द्वारा आवेदन – ( 1) धारा 17 की उप धारा ( 1) के अंतर्गत प्रतिभूत आस्तियों के पट्टेदार या किरायेदार द्वारा 
दायर किए जाने वाले प्रत्येक आवेदन के साथ नियम 13 के उप नियम ( 2 ) की उप खंड (ग ) और उप खंड ( घ), जैसा भी मामला हो , में 
निर्धारित शुल्क संलग्न किया जाएगा । 
( 2 ) धारा 17 की उप धारा (1 ) के अंतर्गत पट्टेदार या किरायेदार द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक आवेदन इन नियमों के साथ संलग्न 
परिशिष्ट X में निर्धारित फार्म में हो । " 
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9 . मूल नियमों के परिशिष्ट - I में , प्रथम पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत :स्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 
" उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा ( 8) के उपबंधों 
की ओर आकृष्ट किया जाता है। " 
10 . मूल नियमों के परिशिष्ट III में “नियम 8 " शब्द और अंक के स्थान पर "नियम 6 और 7 " शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 
11. मूल नियमों के परिशिष्ट IV में , 
(i) पैराग्राफ के आरंभ में “नियम 9 " शब्द और अंक के स्थान पर "नियम 3 " शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; 
( ii ) प्रथम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 
“ उधारकर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूत हित (प्रवर्तन ) नियम , 2002 की धारा 8 के साथ पठित 
अधिनियम की धारा 13 की उप धारा ( 4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा उधारकर्ता और आम लोगों को यह 
नोटिस दिया जाएगा कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति पर वर्ष......... की तारीख ............ से कब्जा कर लिया है "; 
(iii) दूसरे पैरा के पश्चात निम्नलिखित पैरा अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
" उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा ( 8 ) के उपबंधों 
की ओर आकृष्ट किया जाता है।" 
12. मूल नियमों के परिशिष्ट - V में “नियम 12 " शब्द और अंक के स्थान पर "नियम 8 और 9 " शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
13. मूल नियमों में परिशिष्ट IX के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 


" परिशिष्ट - X 


[नियम 14 देखें ] 
( पट्टेदार/किरायेदार के लिए ) 


( अधिनियम की धारा 17 की उप धारा ( 4 ) के साथ पठित धारा 17 की उप धारा ( 1) के अंतर्गत आवेदन ) ” 
अधिकरण के कार्यालय में प्रयोग हेतु 
दायर करने की तारीख ....... 
डाक द्वारा प्राप्त होने की तारीख... 


... .. .... 


या 


. . . . . . . . 


. . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . 


पंजीकरण संख्या ............. 
रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर.......... 


ऋण वसूली अधिकरण में 

( स्थान का नाम ) 
आवेदक 


क ख .. 


और 


प्रतिवादी 


ग घ.... 
के बीच 
जो लागू न हो , उसे हटा दें 
आवेदन का ब्यौरा : 

1. आवेदक का ब्यौरा - 
(i) आवेदक का नाम 
(ii) आवेदक की स्थिति – पट्टेदार/किरायेदार: 
(iii ) आवेदक / पट्टेदार का पता : 
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(iv ) सभी नोटिस दिए जाने का पता : 
2. प्रतिवादी/बैंक का ब्यौरा 

(i) प्रतिवादी/बैंक का नाम : 
(ii ) प्रतिवादी/बैंक का कार्यालय पता : 

(iii) सभी नोटिस दिए जाने का पता : 
3. अधिकरण की अधिकारिता 
आवेदक यह घोषणा करता है कि इस आवेदन की विषय -वस्तु इस अधिकरण की अधिकारिता के अंतर्गत है । 
4 . सीमा 
आवेदक यह भी घोषणा करता है कि आवेदन अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (1) में निर्धारित सीमा के भीतर किया गया है । 
5 . आवेदक की स्थिति 
इसके अंतर्गत क्रमांकित - अधिनियम की धारा 17 की उप धारा ( 4 ) के साथ पठित धारा 17 की उप धारा ( 1 ) के अंतर्गत दायर 
आवेदन के स्थान का स्वरूप 
(I) आवेदक पट्टेदार है या किरायेदार 

( II ) यदि आवेदक पट्टेदार या किरायेदार हो तो निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें 
पट्टा विलेख/किरायेदारी समझौते , यदि कोई हो , की तारीख 
क्या पट्टा विलेख/किरायेदारी समझौते पंजीकृत हैं 
पंजीकरण का ब्यौरा - एसआरओ का नाम , प्रस्तुत किए गए कागजात 
की सं . 
पट्टा विलेख / किरायेदारी समझौते के अंतर्गत किराये की राशि 
पट्टा/किरायेदारी की अवधि 
क्या प्रतिभूत उधारदाता की अनुमति ली गई थी 
पट्टा/किरायेदारी समझौते की समाप्ति की तारीख 

क्या पट्टा/किरायेदारी का नवीकरण किया गया 
| पट्टा विलेख/किरायेदारी समझौते की प्रतिलिपि 


6. मामले के तथ्य 
इस मामले के तथ्य नीचेदिए गए हैं : 
( क्रमानुसार तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यहां दें जिसमें प्रत्येक पैरा में यथा संभव अलग - अलग मामले तथ्य या अन्यथा हों जिससे आवेदक के 
पीडित होने का पता चले ) 
7 . कार्रवाई के कारण : 
8. प्रार्थित राहत ( राहतें ): 
उपर्युक्त पैरा 5 में वर्णित तथ्यों को देखते हुए आवेदक निम्नलिखत राहत (राहतों ) की मांग करता है: 
[ मांगी गई राहत ( राहतों ) का ब्यौरा नीचे दें जिसमें राहत ( राहतों ) का आधार और धारा 17 की उप धारा ( 3 ) के अंतर्गत यथा निर्धारित 
कानूनी उपबंध ( यदि कोई हो ) बताया गया हो , जिस पर यह आधारित है । 
9. अंतरिम आदेश , यदि इसकी मांग की गई हो : 
आवेदन पर अंतिमनिर्णय लंबित रहने पर आवेदक निम्नलिखित अंतरिम आदेश की मांग करता है: 
( कारणों के साथ प्रार्थित अंतरिम आदेश की प्रकृति यहां बताएं ) 
10. किसी अन्य न्यायालय आदि में , मामला लंबित नहीं है: 
आवेदक और घोषणा करता है कि वह मामला किसी न्यायालय या किसी अन्य अधिकरण या अधिकरण की किसी पीठ में लंबित नहीं है , 
जिसके बारे में आवेदन किया गया है । 
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11. इन नियमों के (नियम 13 के अनुसार ) आवेदन शुल्क से संबंधित बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर का ब्यौरा: 
(i)बैंक का नाम जिसमें आहरित : 
( ii) डिमांड ड्राफ्ट की संख्या : 


(i) भारतीय पोस्टल ऑर्डर( ऑर्डरों) की संख्या: 
(ii) जारी कर्ता डाकघर का नाम : 
( iii) पोस्टल ऑर्डर( ऑर्डरों ) को जारी किए जाने की तारीख : 
(iv) देय डाकघर: 
12. विषय सूची का विवरण : 
विश्वस्त कागजातों के विवरण वाली विषय सूची 2 प्रतियों में संलग्न है । 
13. संलग्नकों की सूची: 


सत्यापन 
मैं ............ 

.............. श्री ........ 
का / की पुत्र / पुत्री / पत्नी , आवेदक के लिए या आवेदक की ओर से आवेदनकर्ता एतद द्वारा पूर्ण रूप से यह सत्यापित करता / करती हूँ कि 1 से 
11 पैरा के सभी तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास से सही हैं और यह कि मैने किसी भी वास्तविक तथ्य को छिपाया नहीं है । 
आवेदक के हस्ताक्षर 
स्थान: 
तारीख: 
सेवा में , 

रजिस्ट्रार 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


[ फा . सं. 3/10/ 2016-डीआरटी ] 

आनंदराव वि . पाटील , संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल नियम 20 सितम्बर , 2002 के का . आ . संख्या 1020( अ .) के तहत भारत के राजपत्र के भाग - II खंड 3, उप खंड (i) में 
प्रकाशित किये गये थे और 26 अक्टूबर , 2007 की अधिसूचना संख्या का . आ . 1837 ( अ ) के तहत अंतिम बार संशोधित किये गये थे। 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd November, 2016 
G . S . R . 1046 ( E ). — In exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) and clause (b ) of sub - section (2 ) of section 
38 , read with sub -section (4 ), sub - section ( 10 ) and sub - section ( 12 ) of section 13 of the Securitisation and Asset 
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002 ) , the Central Government 
hereby makes following rules further to amend the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, namely : 
1. Short title and commencement.- ( 1 ) These rules may be called the Security Interest ( Enforcement ) ( Amendment ) 
Rules , 2002. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 , (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3 , - 

(i) in sub -rule ( 1), after the word " delivering” , the words, “ including hand delivery,” shall be inserted ; 
( ii) after sub -rule (4), the following sub - rule shall be inserted , namely : 


[ 471 II - QUS 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“ (5 ) The demand notice may invite attention of the borrower to provisions of sub -section (8 ) of section 

13 of the Act, in respect of time available to the borrower, to redeem the secured assets .” . 
3 . In the principal rules, in rule 3A , 

(i) in clause (b ), for the words “ seven days” , the words “ fifteen days”, shall be substituted ; 

( ii) in clause (c ), for the words “ one week ” , the words “ fifteen days ” , shall be substituted . 
4 . In the principal rules, in rule 4 , after sub -rule (2 ), the following sub -rules shall be inserted , namely : 
“ (2A ) The borrower shall be intimated by a notice , enclosing the panchnama drawn in Appendix I and the inventory 
made in Appendix II. 
(2B ) All notices under these rules may also be served upon the borrower through electronic mode of service, in addition 
to the modes specified under rule 3.” . 
5 . In the principal rules, in rule 6 , 

(i) in sub - rule (1), for clause (c ), the following clause shall be substituted , namely : 
" (c ) holding public auction including through e -auction mode; or” ; 
( ii ) in sub -rule (2 ), after the proviso , the following proviso shall be inserted , namely: 

“ Provided further that if sale of movable property by any one of the methods specified under sub -rule 
(1 ) fails and the sale is required to be conducted again , the authorised officer shall serve , affix and publish 
notice of sale of not less than fifteen days to the borrower for any subsequent sale.” ; 
(iii ) in sub -rule ( 3), for the words “ between the parties in writing ” , the words “ between the secured creditors and 

the proposed purchaser ” , shall be substituted . 
6 . In the principal rules, in rule 8 , 

(i) after sub rule (2 ), the following sub -rule shall be inserted , namely: 
“ (2A ) All notices under these rules may also be served upon the borrower through electronic mode of service , in 
addition to the modes prescribed under sub -rule (1 ) and sub -rule (2) of rule 8 .” . 
( ii) in sub -rule (5), for clause (c), the following clause shall be substituted , namely : 
" (c ) by holding public auction including through e-auction mode; or ” ; 
( iii ) in sub -rule (8 ), for the words " between the parties in writing ” , the words “between the secured creditor and 

the proposed purchaser in writing” , shall be substituted . 
7 . In the principal rules, in rule 9 , 

(i) for sub- rule ( 1), the following sub -rule shall be substituted , namely : 
“ ( 1) No sale of immovable property under these rules, in first instance shall take place before the expiry of 
thirty days from the date on which the public notice of sale is published in newspapers as referred to in the 
proviso to sub -rule (6 ) of rule 8 or notice of sale has been served to the borrower: 

Provided further that if sale of immovable property by any one of the methods specified by sub rule (5 ) 
of rule 8 fails and sale is required to be conducted again , the authorised officer shall serve , affix and publish 
notice of sale of not less than fifteen days to the borrower , for any subsequent sale ." ; 
( ii ) in sub -rule (2 ), in the proviso, for the word and figure “ rule 9” , the word and figure “ rule 8” , shall be 
substituted ; 
( iii) for sub -rule ( 3), the following sub -rule shall be substituted , namely : 
“ ( 3 ) On every sale of immovable property , the purchaser shall immediately , i.e . on the same day or not later 
than next working day, as the case may be, pay a deposit of twenty five per cent. of the amount of the sale price , 
which is inclusive of earnest money deposited , if any , to the authorised officer conducting the sale and in default 
of such deposit , the property shall be sold again ” ; 
(iv) in sub -rule (4 ), for the words “ as may be agreed upon in writing between the parties ” , the words, “ as may 
be agreed upon in writing between the purchaser and the secured creditor, in any case not exceeding three 
months ” shall be substituted ; 

(v ) in sub -rule (5 ), after the words, " the deposit shall be forfeited ” , the words to the secured creditor" shall be 

inserted. 
8 . In the principal rules, after rule 13 , the following rule shall be inserted , namely : 
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“ 13A . Application by lessee or tenant. - (1 ) Every application under sub - section ( 1) of section 17 filed by lessee or tenant 
of the secured assets shall be accompanied by a fee specified in sub - clause ( c ) and sub -clause (d ) of sub -rule (2 ) of rule 
13 , as the case may be. 
( 2 ) The application to be made by the lessee or the tenant under sub -section ( 1) of section 17 , shall be in the form 
specified in Appendix X annexed to these rules”. 
9 . In the principal rules, in Appendix I, after the first paragraph , the following paragraph shall be inserted, namely: 
“ The borrower s attention is invited to provisions of sub -section (8 ) of section 13 of the Act , in respect of time available , 
to redeem the secured assets.” . 
10 . In the principal rules, in Appendix III, for the word and figure “ rule 8 ” , the words and figures " rule 6 and 7 ” , shall be 
substituted . 
11. In the principal rules, in Appendix IV , 

(i) in the opening paragraph , for the word and figure “ rule 9” , the word and figure “ rule 3” shall be substituted ; 
( ii ) for the first paragraph , the following paragraph shall be substituted , namely: 
“ The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in 
general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers 
conferred on him under sub - section (4 ) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest 
Enforcement) Rules, 2002 on this the . . .... day of .. ... of the year ... ...” ; 
( iii) after the second paragraph , the following paragraph shall be inserted , namely: 
“ The borrower s attention is invited to provisions of sub -section (8 ) of section 13 of the Act, in respect of time 

available , to redeem the secured assets .” . 
12 . In the principal rules, in Appendix V , for the word and figure " rule 12 " the words and figures " rules 8 and 9” , shall be 
substituted. 
13. In the principal rules, after Appendix IX , the following Appendix shall be inserted , namely : 

“ APPENDIX - X 

[ See rule 14 ] 

(for lessee/tenants ) 
(Application under sub -section (1 ) of section 17 read with sub - section (4 ) of section 17 of the Act ) 
For use in Tribunal s Office : 
Date of filing ................. 
Date of receiptby post 


or 


Registration number 
Signature 
Registrar 


In the Debts Recovery Tribunal 

(Name of the place ) 


Applicant(s ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Defendant(s ) 


Between : 
A B . 

And 
CD 
‘Delete whichever is not applicable . 

Details of application : 
1. Particulars of applicant: 

(i) Name of applicant: 
( ii ) Locus of applicant – lessee/ tenant: 
(iii ) Address of applicant/lessee : 


[ TT II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( iv) Address for service of all notices: 


2 . Particulars of the defendant/bank : 

(i) Name of the defendant/ bank : 
(ii) Office address of the defendant/bank : 

( iii) Address for service of all notices : 
3 . Jurisdiction of the Tribunal : 

The applicant declares that the subjectmatter of this application falls within the jurisdiction of the Tribunal . 
4 . Limitation : 

The applicant further declares that this application is filed within the limitation prescribed in sub -section ( 1) of 

section 17 of the Act. 
5 . Locus of applicant: 

Enumerate herein -nature of locus of applicant under sub -section (1 ) of section 17 read with section sub -section (4 ) of 
section 17 . 

(i) Whether the applicant is a lessee or tenant: 

(ii) If applicant is a lessee or tenant, furnish the following details: 
Date of lease deed /agreement of tenancy if any 
Whether the lease deed / agreement of tenancy is registered 
Details of registration – name of the SRO , document number to be furnished 
Amount of rent under the lease deed / agreement of tenancy 
Period of lease / tenancy 
Whether permission of secured creditor taken 
Date of expiry of lease/agreement of rent 
Whether lease/tenancy renewed 
Copy of lease deed / agreement of tenancy 


6 . Facts of the case : 
The facts of the case are given below : 
(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a 
separate issue, fact or otherwise as to how the applicant is aggrieved ). 
7 . Cause of action : 
8 . Relief(s) sought: 
In view of the facts mentioned in paragraph 5 above, the applicant prays for the following relief(s): 
[ Specify below the relief (s) sought explaining the ground for relief(s) and the legal provisions (if any) relied upon as laid 
down under sub -section (3 ) of section 17 ] 
9 . Interim order, if prayed for: 
Pending final decision on the application , the applicant seeks issue of the following Interim Order: 

(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons). 
10. Matter not pending with any other court, etc .: 
The applicant further declares that the matter regarding which this application has been made is not pending before any 
court of law or any other authority or any other bench of the Tribunal. 
11. Particulars of bank draft or postal order in respect of the application fee in terms of [ rule 13 ] of these rules: 

(i) Name of the bank on which drawn: 
( ii ) Demand draft No.: 


or 


(i) Number of Indian Postal Order (s): 
( ii ) Name of the issuing post office : 
(iii ) Date of issue of postal order(s ): 
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(iv ) Post office at which payable : 


12 . Details of index : 
An index in duplicate containing the details of the documents to be relied upon is enclosed . 
13. List of enclosures: 


Verification 
I . .. . 

. ... ... ....son/ daughter / wife of 
(Name in full and block letters) 
Shri .. .. 

. .... ....., the applicant / for and on behalf of the applicant hereby 
solemnly verify that the contents of paragraphs 1 to 11 are true to my personal knowledge and belief and that I have not 
suppressed anymaterial facts . 
Signature of the applicant 


. . . . . . . . . .. 


Place : 


Date : 


To 


The Registrar, 


[ E. No . 3/10/ 2016 - DRT ] 

ANANDRAO V . PATIL, Jt. Secy. 
Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Part II, Section 3, Sub -section (i) vide number 

S . O . 1020 ( E ), dated the 20th September 2002 and last amended vide notification number S . O . 1837 ( E), dated the 
26th October 2007. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 नवम्बर , 2016 
सा . का . नि . 1047( अ ). केंद्रीय सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम , 1993 (1993 का 51 ) 
की धारा 36 की उप -धारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया ) नियम , 1993 में 
संशोधन के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात: 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया ) ( संशोधन) नियम, 2016 है। 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया ) नियम, 1993 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), में नियम 2 में , 
(i) खंड ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात : 

अ . ( क ) “ अधिनियम ” से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम , 1993 (1993 का 51) अभिप्रेत है; ; 
आ . (कक) “ अभिकर्ता से किसी पार्टी द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत 

करता है या उसकी ओर से उत्तर देता है "; ; 
(ii ) खंड ( च) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः 
___ ( च ) “ पीठासीन अधिकारी ” से अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्य के निर्वहन के 

लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकरण का पीठासीन अधिकारी शामिल है; ; 
3. मूल नियमों में नियम 5 के उप -नियम ( 2) के पश्चात् निम्नलिखित उप -नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात : 
“( 2क ) उप -नियम ( 2 ) के अंतर्गत आवेदन के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् अधिकरण प्रारूप IV में प्रतिवादियों को समन जारी किए जाएंगे ” । 


मत : 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 
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__ 
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4. मूल नियमों में नियम 5क के उप -नियम ( 2 ) में “ साठ दिनों " शब्दों के स्थान पर “तीस दिनों " शब्द रखें जाएंगे । 


5 . मूल नियमों में नियम 6 में खंड ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात : 
“( क ) आवेदक की शाखा या कोई अन्य कार्यालय जो बैंक या वित्तीय संस्था के रूप में कार्य कर रहा है और खाते का रख -रखाव कर रहा है 
जिसमें दावाकृत ऋण ततसमय बकाया हैः 
परन्तु यह कि प्रतिभूत ऋण प्रतिभूतियों के मोचन हेतु किसी कंपनी के विरुद्ध कोई दावा रखने वाला डिबेंचर न्यासी उस स्थान पर आवेदन 
दायर करे जिसकी अधिकारिता में डिबेंचर न्यासी का अपना प्रधान कारोबार स्थल है और जहां प्रतिभूत आस्तियां स्थित हैं । " 
6. मूल नियमों में नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात 
"12. प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन और अन्य दस्तावेज और आवेदक द्वारा लिखित कथन का प्रत्युत्तर दायर करना – (1 ) प्रतिवादी समन 
की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर पेपर बुक प्रारूप में दस्तावेजों के साथ दो पूर्ण सैटों मुजरा और प्रतिदावा , यदि कोई हो , सहित 
लिखित विवरण दायर करेगा । 
( 2) उप -नियम ( 1 ) के अंतर्गत दायर लिखित कथन की प्रति आवेदक को दी जाएगी । 
( 3) यदि प्रतिवादी उप-नियम (1) के अंतर्गत तीस दिन की अवधि के भीतर मुजरा या प्रतिदावे, यदि कोई हों , सहित अपने बचाव का 
लिखित कथन दायर कर पाने में असफल रहता है, तो पीठासीन अधिकारी लिखित में रिकॉर्ड की जाने वाली आपवादिक मामले और विशेष 
परिस्थितियों में इस अवधि को और आगे की अवधि के लिए बढ़ा सकता है जो पंद्रह दिन से अधिक नहीं होगी । 
( 4 ) यदि प्रतिवादी ने मुजरा या प्रतिदावा दायर कर दिया है तो आवेदक ऐसे दावों के दायर किए जाने की तीस दिन की अवधि के भीतर 
मुजरा या प्रतिदावे के उत्तर में उत्तर कथन दायर करेगा । 
( 5) यदि आवेदक तीन दिन की अवधि के भीतर अपना उत्तर दायर करने में असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी लिखित में रिकॉर्ड की 
जाने वाली अपवादिक मामले और विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को और आगे की अवधि के लिए बढ़ा सकता है जो पंद्रह दिन से 
अधिक नहीं होगी। 
( 6) मुजरा या प्रतिदावा या प्रतिवादी या आवेदक द्वारा किए गए किसी अन्य दावे सहित , जैसा भी मामला हो , प्रतिवादी का लिखित कथन 
शपथ- पत्र द्वारा समर्थित होगा , जिसमें प्रतिवादी या आवेदक अथवा साक्षी द्वारा शपथ ली जाएगी , जिसमें सभी तथ्यों और अभिवचनों 
और उपाबंध अन्य दस्तावेजों और साक्षियों के शपथ - पत्रों को सत्यापित किया गया हो जिसे प्रतिवादी या आवेदक द्वारा आगे बढ़ाने के लिए 
प्रतिवादी के लिखित कथन और आवेदक के उत्तर के साथ - साथ दायर किया जाएगा । 
( 7) यदि प्रतिवादी या आवेदक , जैसा भी मामला हो , उपर्युक्त विनिर्दिष्ट के अनुसार उत्तर दे पाने में असफल रहता है तो अधिकरण आवेदन 
पर, जैसा वह ठीक समझे , आदेश पारित करने की कार्यवाही शुरू कर सकता है । 
( 8) उन मामलों में , जहां प्रतिवादी बैंक या वित्तीय संस्था को शोध्य ऋण की पूर्ण या आंशिक राशि को स्वीकार करता है, वहां अधिकरण 
ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आवेदक द्वारा स्वीकृति की सीमा तक ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए ऐसे 
प्रतिवादी को आदेश देगा , जिसमें असफल रहने पर अधिकरण प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किए गए देय ऋण की राशि की मात्रा के लिए इस 
अधिनियम की धारा 19 के अनुसार एक प्रमाण- पत्र जारी करेगा । 
( 9) अधिकरण पर्याप्त कारण के लिए किसी समय यह आदेश दे सकता है कि कोई विशेष तथ्य या तथ्यों को शपथ -पत्र द्वारा साबित किया 
जाएगा या यह कि किसी साक्षी के शपथ-पत्र को सुनवाई के दौरान पढ़ा जाएगा , वह भी ऐसी शर्तों पर जिसे अधिकरण युक्तियुक्त समझे । 
परन्तु यह कि संबंधित पक्षों द्वारा शपथ - पत्रों को दायर करने के पश्चात् , जहां अधिकरण को ऐसा प्रतीत होता है कि या तो आवेदक या 
प्रतिवादी की इच्छा है की प्रति - परीक्षा के लिए साक्षी को प्रस्तुत किया जाए और यह कि ऐसे साक्षी प्रस्तुत किए जा सकते हैं और यह किया 
जाना आवश्यक है, अधिकरण अभिलिखित किए जाने वाले पर्याप्त कारणों से साक्षी को प्रति -परीक्षा के लिए उपस्थित रहने का आदेश देगा 
और प्रति -परीक्षा के लिए साक्षी के उपस्थित न होने की स्थिति में शपथ - पत्र को साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जाएगा और इसके अतिरिक्त 
यह कि इस परन्तुक में दिए गए मौखिक साक्ष्य के अलावा किसी अन्य साक्ष्य को अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( 10) यदि प्रतिवादी आवेदक द्वारा किए गए दावे का भुगतान करने की बाध्यता से इनकार करता है तो अधिकरण उस आवेदक के शपथ 
पत्र पर कार्रवाई कर सकता है जो मामले के तथ्यों से परिचित है और जिसने साक्ष्य के रूप में आवेदन और दस्तावेजों की अंर्तवस्तु के संबंध 
में शपथ पत्र पर शपथ के अभिलेख का सत्यापन कराया है । 
( 11) बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम , 1891 (1891 का 18) की धारा 4 में दिए गए उपबंध बैंकरों की बहियों में किसी प्रविष्टि की 
प्रमाणित प्रति पर लागू होंगे जो आवेदक के द्वारा धारा 19 की उप - धारा ( 1) के अंतर्गत दायर आवेदन के साथ - साथ प्रस्तुत की गयी होगी । " 
7 . मूल नियमों में नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात : 
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" 16. पक्षकारों को अंतिम आदेशों की सूचना - पारित किए गए प्रत्येक अंतिम आदेश और जारी किए गए वसूली प्रमाण -पत्र आवेदक और 
प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से लागत मुफ्त भेजे जाएंगे या इन्हें अधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड भी किया 
जाएगाः 
परन्तु यह कि आवेदक और प्रतिवादी प्रत्येक आदेश के लिए न्यूनतम सौ रुपए के अध्यधीन पांच रुपए प्रति पेज के शुल्क की अदायगी पर 
रजिस्ट्रार से सुनवाई के दौरान अधिकरण द्वारा पारित किसी अन्य आदेश की प्रति प्राप्त कर सकेंगे और इसे अधिकरण की वेबसाइट पर भी 
अपलोड किया जा सकता है। "। 
8 . मूल नियमों में , प्ररूप -I में , 
( क ) आवेदन का ब्यौरा शीर्ष के अंतर्गत क्रम सं . 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियों को 
अंत :स्थापित किया जाएगा, अर्थात : 
" 3क. ऋण और आस्तियों का ब्यौराः 


(i) विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख के अनुसार | ऋण की राशि रुपए में 
दावाकृत ऋण की कुल राशि 
(ii) प्रतिभूत संपत्तियों और आस्तियों की विशिष्टियां | प्रतिभूत ऋण की राशि रुपए में 

संपत्ति और आस्ति का 
के साथ प्रतिवादी की संपत्तियों या आस्तियों पर 

वर्णन ऋण प्रतिभूत करने के 
प्रतिभूति हित द्वारा प्रतिभूत विनिर्दिष्ट तारीख को 

स्थान के साथ । 
ऋण की मात्रा 
(iii) संपत्ति या आस्ति का प्राक्कलित मूल्य जिस पर | संपत्ति और आस्ति की विशिष्टियां ऋण | मूल्य रुपए में 
प्रतिभूति हित सृजित किया जाना है । 

प्रतिभूत करने के स्थान के साथ । 
( iv ) यदि प्राक्कलित मूल्य ऐसी अन्य संपत्तियों या | स्थान के साथ संपत्तियां या आस्ति की प्राक्कलित मूल्य रूपए में 
आस्तियों के प्राक्कलित मूल्य वाले आवेदक को ज्ञात | विशिष्टियां 
किन्हीं अन्य संपत्तियों या आस्तियों की भावी ब्याज 
विशिष्टियों के साथ कुल ऋण दावों को समाविष्ट 
करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 
( v) अप्रतिभूत ऋण या ऋण के हिस्से की राशि जिसे | अप्रतिभूत ऋण की राशि रुपए में प्रतिभूति द्वारा समाविष्ट न 
प्रतिभूत संपत्तियों और अन्य संपत्तियों के मूल्य में 

किया गया ऋण का हिस्सा 
समाविष्ट नहीं किया गया है । 

रुपए में ।"; 


( ख ) क्रम सं . 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात : 


"7. अंतरिम आदेश, यदि इसके लिए प्रार्थना की गयी होः 


(i) आवेदन पर अंतिम विनिश्चय को लंबित रखते हुए आवेदक निम्नलिखित अंतरिम आदेश को जारी किए जाने की मांग करता है : 


( यहां पर कारण सहित प्रार्थित अंतरिम आदेश की प्रकृति बताएं ) 


रवाना 


या आवेदक ऐसा आदेश पारित करवाना चाहता है जिसमें प्रतिवादी को अधिकरण के समक्ष प्रतिवादी द्वारा अधिकृत अन्य संपत्तियों 
और आस्तियों का ब्यौरा प्रकट करने का निर्देश देने की मांग की गयी हो और यदि हां , तो ऐसे आदेश को न्यायोचित ठहराने का आधार । 


(iii) यदि आवेदक अपने दावे के समर्थन में किसी साक्षी के साक्ष्य पर निर्भर करने का प्रस्ताव करता है , तो वह आवेदन के साथ साक्षियों के 
शपथ - पत्र को उपाबद्ध करेगा। "; 


( ग ) क्रम सं . 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियों को रखा जाएगा , अर्थात : 


"10. दस्तावेजों के ब्यौरे का विवरणः 


दावों के समर्थन में दो प्रतियों में ऐसे दस्तावेजों की अनुक्रमणिका के साथ सभी दस्तावेज और साक्षियों के साक्ष्य की सत्यापित प्रतियां जिन 
पर निर्भर किया गया है ।" 


9. मूल नियमों में , प्रारूप ||| के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात : 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“प्रारूप IV 

(नियम 5 का उप -नियम ( 2क) देखें ) 
इस अधिनियम की धारा 19 की उप धारा ( 4) के साथ पठित , ऋण वसूली अधिकरण ( प्रक्रिया ) नियम , 1993 के नियम 5 के उप -नियम 
( 2क) के अधीन सम्मन । 

..............ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष 
.................... पता.............. 

ओए सं . .............. 
तारीखः ...... 
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आवेदक 

प्रतिवादी ( यों ) 
ओए सं . .............. 

......... को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था । 
यह माननीय अधिकरण ................./- के ऋण की वसूली के लिए आपके विरुद्ध दायर इस अधिनियम की धारा 19( 4 ) के अंतर्गत उक्त 
आवेदन ( ओए ) पर सम्मन /नोटिस जारी करता है ( आवेदन के साथ दस्तावेज आदि की प्रतियां उपाबंध है )। 
इस अधिनियम की धारा 19 की उप - धारा ( 4 ) के अनुसार , आप , प्रतिवादी को निम्नानुसार निदेश दिया जाता है: 

(i) सम्मन की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर यह बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों न मंजूर की जाए । 
( ii ) मूल आवेदन की क्रम सं . 3क के अंतर्गत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट संपत्तियों और आस्तियों से भिन्न संपत्तियों या आस्तियों की 

विशिष्टियां प्रकट करें । 
(iii) संपत्तियों की कुर्की संबंधी आवेदन की सुनवाई और उसका निपटान होने तक मूल आवेदन की क्रम सं . 3क के अंतर्गत प्रकट की 

गयी प्रतिभूत आस्तियों या ऐसी अन्य आस्तियों और संपत्तियों का सौदा करने या उसका निपटान करने से आपको प्रतिबंधित 

किया जाता है; 
( iv ) आप अधिकरण के पूर्वानुमोदन के बिना अपनी किन्हीं आस्तियों को अपने साधारण कारबार के अलावा विक्रय, पट्टे या अन्यथा के 

माध्यम से अंतरित नहीं करेंगे, जिन पर प्रतिभूति हित सृजित किए गए हैं और / या अन्य आस्तियां और संपत्तियां जो मूल आवेदन 

के क्रम सं . 3क के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रकट किए गए हैं ; 
(v) आप कारोबार के सामान्य अनुक्रम में प्रतिभूत आस्तियों या अन्य आस्तियों एवं संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त आय के लिए 

उत्तरदायी होंगे और ऐसे विक्रय से हुई आय ऐसी आस्तियों पर, प्रतिभूतिधारी बैंक या वित्तीय संस्था में रखे गए खातों में जमा 

कराएंगे। 
आप से लिखित कथन की एक प्रति आवेदक को उपलब्ध कराते हुए इसे दायर करने और तारीख............... को ................. अपराह्न 

...... के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है इसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवायी की जाएगी और आपकी 
अनुपस्थिति में इस पर निर्णय दिया जाएगा । 
.... 20 ...... को अधिकरण के मेरे हस्ताक्षर और मोहर के साथ । 

अधिकरण के आदेश द्वारा 

रजिस्ट्रार 

ऋण वसूली अधिकरण , .. 
सेवा में , 

प्रतिवादी 


टिपण मल नियम भारत के राजपत्र भाग। चंडल, उप खंड(१)मेंमा.का.नि.564(अ) कारीब 5 अगस्त,193द्व 


[ फा . सं . 3/ 10/ 2016-डीआरटी ] 

आनंदराव वि . पाटील , संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) में सा . का . नि . 564 ( अ .), तारीख 5 अगस्त , 1993 द्वारा प्रकाशित किए 
गए थे और अधिसूचना सं . 407 ( अ .) तारीख 6 अप्रैल , 2016 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया । 
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NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd November, 2016 
G .S . R . 1047 (E ). - In exercise of powers conferred by sub -sections ( 1) and (2 ) of section 36 of the Recovery of 
Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes following 
rules further to amend the Debts Recovery Tribunal (Procedure ) Rules , 1993 , namely : 

1 . Short title and commencement.- ( 1 ) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal ( Procedure ) 
(Amendment) Rules, 2016 . 
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2. In the Debts Recovery Tribunal (Procedure ) Rules, 1993, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2 , 
(i) for clause (a), the following shall be substituted , namely: 
A . “(a ) “ Act” means the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 

1993) ;"; 
( aa ) “ agent means a person duly authorised by a party to present application or to give reply on its 
behalf before the Tribunal;" ; 
for clause (f), the following clause shall be substituted , namely: 
(f) “ Presiding Officer” means the Presiding Officer of the Tribunal and includes the Presiding Officer 

of any other Tribunal, authorised by the Central Government to discharge the function ;”; 
3 . In the principal rules, in rule 5 , after sub -rule (2 ), the following sub -rule shall be inserted , namely: 

“ (2A ) After registration of the application under sub -rule (2), the Tribunal shall issue summons to the defendants 

in Form IV .” . 
4 . In the principal rules, in rule 5A , in sub -rule ( 2 ) for the words “ sixty days” , the words “ thirty days” shall be 
substituted . 
5 . In the principal rules, in rule 6 , for clause (a ), the following shall be substituted, namely: 

“ (a ) the branch or any other office of the applicant is functioning as a bank or financial institution and 
maintaining an account in which debt claimed is outstanding for the time being: 

Provided that a Debenture Trustee having a claim against any company for redemption of secured debt 
securities , shall file an application at the place within whose jurisdiction the Debenture Trustee has its principal 

place of business or at the place where secured asset is located .” . 
6 . In the principal rules, for rule 12 , the following rule shall be substituted , namely: 

“ 12 . Filing of written statement and other documents by the defendant and by the applicant as a reply to the 
written statement. - ( 1) The defendant may, within a period of thirty days from the date of service of summons, 
file two complete sets of written statement including claim for set-off or counter claim , if any , along with 
documents in a paper book form . 
(2 ) A copy of the written statement filed under sub -rule (1) shall be served to the applicant. 
( 3) If the defendant fails to file the written statement of his defence , including claim for set off or counter claim 
under sub - rule ( 1 ), if any, within the period of thirty days , the Presiding Officer may in exceptional cases and 
special circumstances to be recorded in writing, extend the period, by such further period not exceeding fifteen 
days. 
(4 ) If the defendant have filed their claim for set off or counter claim , the applicant shall file reply statement in 
answer to the claim for set off or counter claim within a period of thirty days of filing of such claims. 

(5 ) If the applicant fails to file his reply within the period of thirty days, the Presiding Officer may , in 
exceptional cases and special circumstances, to be recorded in writing, extend the period , by such further period 
not exceeding fifteen days . 

(6 ) The written statement of the defendant including claim for set off or counter claim or any other pleading 
whatsoever by the defendant or the applicant, as the case may be, shall be supported by an affidavit sworn in by 
the defendant or the applicant or the witnesses, verifying all the facts and pleadings and other documents 
annexed and the affidavits of witnesses, to be led by defendant or the applicant shall be filed simultaneously 
with the written statement of the defendant or the reply of the applicant. 

(7 ) If the defendant or the applicant as the case may be , fails to file the reply as specified above, the Tribunal 
may proceed forthwith to pass an order on the application as it thinks fit. 

(8 ) Where a defendant makes an admission of the full or part of the amount of debt due to a bank or financial 
institution , the Tribunal shall order such defendant, to pay such amount, to the extent of the admission , by the 
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applicant within a period of thirty days from the date of such order, failing which the Tribunal may issue a 
certificate in accordance with section 19 of the Act, to the extent of amount of debt due admitted by the 
defendant. 
(9 ) The Tribunal may at any time for sufficient reason order that any particular fact or facts shall be proved by 
affidavit, or that the affidavit of any witness shall be read at the hearing, on such conditions as the Tribunal 
thinks reasonable : 

Provided that after filing of the affidavits by the respective parties where it appears to the Tribunal that 
either the applicant or the defendant desires the production of a witness for cross examination and that such 
witness can be produced and it is necessary to do so , the Tribunal shall for sufficient reasons to be recorded , 
order the witness to be present for cross examination , and in the event of the witness not appearing for cross 
examination , then , the affidavit shall not be taken into evidence and further that no oral evidence other than that 
given in this proviso will be permitted . 
( 10 ) If the defendant denies his liability to pay the claim made by the applicant, the Tribunal may act upon the 
affidavit of the applicant who is acquainted with the facts of the case or who has on verification of the record 
sworn the affidavit in respect of the contents of application and the documents as evidence . 
( 11 ) The provisions contained in section 4 of the Banker s Books Evidence Act, 1891 ( 18 of 1891) shall apply to 
a certified copy of an entry in a banker s book furnished along with the application filed under sub -section (1 ) of 

section 19 by the applicant.” . 
7 . In the principal rules , for rule 16 , the following rule shall be substituted , namely: 

“ 16 . Communication of final orders to parties.- Every final order passed and recovery certificate issued shall be 
communicated to the applicant and to the defendant either in person or by registered post free of cost and may 
also be uploaded in the website of the Tribunal: 

Provided that the applicant and defendant may obtain copy of any other order passed by the Tribunal 
during the hearing from the Registrar on payment of fees of rupees five per page , subject to a minimum of 

rupees one hundred , for every order and the same may also be uploaded in the website of the Tribunal.” . 
8 . In the principal rules, in FORM 1, 

(a ) under the heading DETAILS OF APPLICATION ’, after serial number 3 and entries relating thereto , the 
following serial number and entries shall be inserted , namely : 
“ 3A . Details of debt and assets : 
(i) Total amount of debt claimed as on the amount of debt, in 
date to be specified . 

rupees 
( ii ) Amount of debt, as on specified date, amount of secured description of property or 
secured by security interest over properties or debt, in rupees 

asset with its location 
assets of the defendant with particulars of 

securing the debt. 
secured properties and assets . 
( iii) Estimated value of properties or assets description of property value, in rupees 
over which security interest is created . 

or asset with its 
location securing the 


debt. 


estimated value, in rupees 


description of property 
or asset with its 
location . 


(iv ) If estimated value is not adequate to cover 
the total debt claimed with future interest 
particulars of any other properties or assets 
known to the applicant with estimated value 
of such other properties or assets . 
(v ) Amount of unsecured debt or portion of 
debt not covered by estimated value of 
secured properties and other properties. 


amount of unsecured 
debt, in rupees 


portion of debt not 
covered by securities , in 
rupees . ” ; 


(b ) for serial number 7 and entries relating thereto , the following serial number and entries shall be substituted , 
namely: 

“ 7 . Interim order, if prayed for : 
(i) pending final decisions on the application , 
the applicant seeks issue of the following 
interim order: 
(Give here the nature of the interim order 
prayed for with reasons) 
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( ii) whether the applicant is seeking an order 
directing the defendant to disclose to the 
Tribunal particulars of other properties or 
assets owned by the defendant and if so , 
grounds justifying such order . 
(iii ) if the applicant proposes to rely on 
evidence of any witness in support of his 
claim , he shall annex affidavits of the 

witnesses, to the application .” ; 
(c ) for serial number 10 and entries relating thereto , the following serial number and entries shall be substituted , 
namely: 

“ 10 . Details of documents : 
True copies of all documents and evidence of 
witnesses along with an index of such 
documents in duplicate , relied upon in support 

of the claim .” 
9 . In the principal rules, after FORM III , the following FORM shall be inserted , namely: 

“ FORM IV 

(See sub -rule (2A ) of rule 5) 
Summons under sub -section (4 ) of section 19 of the Act, read with sub -rule (2A ) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal 
(Procedure ) Rules , 1993 . 

Before Debts Recovery Tribunal 
_address 

OA No. __ 
Date 

Applicant 
Defendant(s ) 


( ii ) 


( iii) 


Whereas, OA No. was listed before Hon ble Presiding Officer on ....... 

Whereas, this Hon ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19 (4 ) 
of the Act, (OA ) filed against you for recovery of debts of . __ /- (application along with copies of documents etc . 
annexed). 
In accordance with sub -section (4 ) of section 19 of the Act, you , the defendants are directed as under: 

to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be 
granted ; 
to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant 
under serial number 3A of the original application ; 
you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties 
disclosed under serial number 3A of the original application , pending hearing and disposal of the 
application for attachment of properties; 
you shall not transfer by way of sale , lease or otherwise , except in the ordinary course of his business 
any of the assets over which security interest is created and/ or other assets and properties specified or 

disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; 
(v ) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and 

properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the accountmaintained 

with the bank or financial institutions holding security interest over such assets . 
You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear 
before 

on 

_ at _ A .M . failing which the application shall be heard and decided in 
your absence . 
Given under my hand and seal of the Tribunal on this the .... ........day of..... ..... .. 

By Order of the Tribunal 

Registrar 
Debts Recovery Tribunal , .......... 
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